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अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 896
(जिसका उत्‍तर 28 जुलाई, 2015/06 श्रावण, 1937 (शक) को दिया जाना है)
स्‍वास्‍थ्‍य बीमा व्‍याप्ति
896.
श्री बैष्‍णव परिडा:
क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क)
क्‍या यह सच है कि 70 प्रतिशत भारतीयों के पास स्‍वास्‍थ्‍य बीमा की सुविधा नहीं है, यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;
(ख)
देश में मृत्‍यु-दर को नियंत्रित करने के लिए ऐसे परिवारों को उक्‍त स्‍वास्‍थ्‍य बीमा के लाभ का विकल्‍प चुनने के लिए प्रोत्‍साहित करने हेतु क्‍या कार्य योजना है; और
(ग)
क्या सरकार ऐसी सुविधा के लिए रूचि दिखाने वाले गरीब परिवारों को राजसहायता प्रदान करने का विचार रखती है, यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है? 
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जयंत सिन्‍हा)
(क): भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, वित्‍तीय वर्ष 2014-15 (आंकड़े अनंतिम) के दौरान स्‍वास्‍थ्‍य बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत कवर किए गए जीवनों की संख्‍या 28.87 करोड़ थी, जो भारत की कुल आबादी का लगभग 24 प्रतिशत है।
(ख) और (ग): असंगठित क्षेत्र में बीपीएल परिवारों (पांच का समूह) को प्रति वर्ष 30000 रुपए के स्‍मार्ट कार्ड आधारित नकदी रहित (कैशलैस) स्‍वास्‍थ्‍य बीमा कवर उपलब्‍ध कराने के लिए 01 अक्‍टूबर, 2007 को ‘राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना’ का शुभारम्‍भ किया गया था। प्रीमियम राशि में केंद्र एवं राज्‍य सरकारों का योगदान 75:25 के अनुपात एवं उत्‍तर पूर्व राज्‍यों एवं जम्‍मू और कश्‍मीर के मामले में 90:10 के अनुपात में है। योजना के कार्यान्‍वयन के दौरान, बीपीएल परिवारों के अलावा इस राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना की सुविधा में अन्‍य असंगठित क्षेत्र के कामगारों, अर्थात्- भवन एवं अन्‍य निर्माण कामगारों, लाइसेंस प्राप्‍त रेलवे कुलियों, गली-मुहल्‍ले के सामान-विक्रेताओं, मनरेगा कामगारों (जिन्‍होंने पिछले वित्‍तीय वर्ष के दौरान 15 दिनों से अधिक दिनों तक काम किया हो), बीड़ी कामगार, घरेलू कामकाज करने वाले, सफाई कर्मियों, खनन कामगारों, रिक्‍शा चालकों, कचरा बीनने वालों एवं आटो/टैक्‍सी चालको, को भी शामिल किया गया है। इस योजना में इस समय 26 राज्‍यों एवं संघ राज्‍य क्षेत्रों के 4.00 करोड़ परिवार शामिल हैं।

कुछेक राज्‍य सरकारों ने अपने-अपने राज्‍यों में बीपीएल आबादी के लिए आरएसबीवाई के अलावा, सरकार प्रायोजित अलग-अलग स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजनाएं भी अपनाई हैं।

इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा के विभिन्‍न क्षेत्रों में नागरिकों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की पर्याप्‍त सुरक्षा के लिए कार्य करना सरकार की प्राथमिकता है। इस प्राथमिकता के अनुसार, हाल ही में जीवन और दुर्घटना जोखिम और वृद्धावस्‍था आय सुरक्षा के क्षेत्रों पर ध्‍यान देने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) आरम्‍भ की गई थी। ऊपर उल्‍लेख किए गए अनुसार, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्‍यक्तियों तथा अन्‍य पात्र व्‍यक्तियों को स्‍वास्‍थ्‍य बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना (आरएसबीवाई) भी परिचालन में है। सरकार इन उद्देश्‍यों को बढ़ावा देने का कार्य जारी रखेगी।  
*****
